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सारांश 
भारत म� चुनावी बॉ� योजना राजनी�तक दल� को चंदा देन ेका एक �वतीय ज�रया है। चुनावी बॉ� 
एक �वतीय वचन पत्र क� तरह है �जस ेभारत का कोई भी नाग�रक या क�नी भारतीय �ेट ब�क के 
�नध��रत शाखाओ ंसे ख़रीद सकता है और अपनी पसंद के �कसी भी राजनी�तक दल� को गोपनीय 
तरीक़े से दान कर सकता है। भारत म� चुनावी बॉ� योजना को क� द्र सरकार ने वषर् 2017 म� लाया था। 
वषर् 2017 म� चुनावी बॉ� के ज़�रए चुनावी चंदा को सं�ागत रूप �दया गया था। इस योजना को क� द्र 
सरकार ने जनवरी 2018 म� क़ानूनन लागू कर �दया था। इस चुनावी बॉ� योजना को संसद म� धन 
�वधेयक के रूप म� पा�रत �क या गया था यानी �क क� द्र सरकार ने इस बॉ� को बहुत मह� �दया था। 
चुनावी बॉ� योजना का �वरोध भारत के �वपक्षी राजनी�तक दल�, चुनाव आयोग, �व�ध आयोग, 
एसो�सएशन फ़ॉर डेमोके्र�टक �रफामर् इ�ा�द द्वारा �वरोध �कया गया था। चुनावी बॉ� योजना का 
�वरोध करने वाल� का तकर्  है �क इस योजना के द्वारा सत्ता म� रहने वाले राजनी�तक दल अथवा 
गठबंधन को सव��धक लाभ हुआ है। दसूरी तरफ �वपक्षी राजनी�तक दल� अथवा गठबंधन को चुनावी 
बॉ� से बहुत कम चंदा �मला है। इस योजना को भारत के सव�� �ायालय म� एसो�सएशन फ़ॉर 
डेमोके्र�टक �रफामर् द्वारा चुनौती �दया गया। भारत के सव�� �ायालय क� पाँच �ायाधीश� क� ब�च 
ने इस योजना को फ़रवरी 2024 म� असंवैधा�नक करार �दया एवं इस योजना को काले धन को बढ़ावा 
और चुनावी फ़ं�ड�ग म� अपारद�श�ता का प्रतीक माना। इस योजना ने भारत म� �न�क्ष चुनाव एवं 
लोकतंत्र पर हमला �कया है। इस संदभर् म� इस योजना का गहन �व�ेषण आव�क है। यह शोध पत्र 
भारत म� �न�क्ष चुनाव एवं लोकतंत्र पर चुनावी बॉ� के प्रभाव का �व�ेषण करता है। 
 

कूटश� : चुनावी बॉ�, धन �वधेयक, काला धन, सव�� �ायालय, असंवैधा�नकता, �न�क्ष 
चुनाव 
 

प्र�ावना  
भारतीय सं�वधान �नम�ताओ ंने भारत म� लोकता�ंत्रक शासन �व�ा के रूप म� संसदीय 
प्रणाली को अपनाया है। लोकतंत्र के संसदीय प्रणाली म� �न�क्ष चुनाव का बहुत मह� 
है। भारत म� लोकतंत्र क� मजबूत बु�नयाद वय� मता�धकार पर आधा�रत �न�क्ष चुनाव 
है।
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भारत म� �न�क्ष चुनाव का संचालन एवं �नयंत्रण भारतीय 
�नव�चन आयोग द्वारा �कया जाता है। भारत म� चुनावी 
प्र�क्रया म� राजनी�तक दल� क� भू�मका मह�पूणर् है। 
राजनी�तक दल चुनावी प्र�क्रया म� अपने उ�ीदवार� को 
�व�भन्न �नव�चन क्षेत्र� म� मतदाताओ ं के समक्ष उ�ीदवार 
बनाती है। �नव�चन म� �जस राजनी�तक दल को बहुमत 
प्राप्त होता है वही सरकार बनाती है।  
�नव�चन प्र�क्रया म� राजनी�तक दल� को बहुत अ�धक ख़चर् 
करना पड़ता है। भारत क� सभी राजनी�तक दल इस ख़च� 
के �लए काप�रेट से�र एवं अ� स्रोत� से प्राप्त चंदे पर 
�नभर्र है। भारत म� चुनावी बॉ� के आने से पहले �नव�चन 
काय� म� ख़चर् करन े के �लए सभी राजनी�तक दल� न े
गुमनामी स्रोत� से चंदा लेती थी। राजनी�तक दल� को 
�मलने वाली चुनावी चंदा हमेशा से ही �ववा�दत रहा है। 
भारत म� सत्ता म� रहने वाले राजनी�तक दल� को हमेशा से 
ही गुमनाम स्रोत� से चुनावी चंदा �मलता रहा है। क� द्र 
सरकार ने वषर् 2017 म� चुनावी बॉ� योजना के ज़�रए 
चुनावी चंदा को सं�ागत रूप �दया था। इस चुनावी बॉ� 
योजना को वषर् 2018 म� लाग ू �कया गया था। क� द्र 
सरकार ने संसद म� चुनावी बॉ� को धन �वधेयक के रूप 
म� पा�रत �कया था (अ�वर्र रीसचर् फ़ाउंडेशन 2019, पृष्ठ 
सं�ा-1)। इससे पता चलता है क� क� द्र सरकार ने चुनावी 
बॉ� को बहुत अ��धक मह� �दया था।  
इस योजना के अंतगर्त �ेट ब�क ऑफ इं�डया के �नध��रत 
शाखाओ ंसे चुनावी बॉ� को ख़रीदन ेक� �व�ा �कया 
गया था और राजनी�तक दल� को उस चुनावी बॉ� क� 
रा�श अपने खाता म� जमा करना होता है। चुनावी बॉ� 
इस�लए लाए गए थे ता�क भारत के �सयासी दल� के पैसे 
जुटान ेके संदेहा�द तौर-तरीक़� म� सुधार लाया जा सके। 
मगर हुआ इसके उलट। चुनावी बॉ� को 'लोकतंत्र से 
�खलवाड़ करने वाला' बताकर इसे भारत के सव�� 
�ायालय म� चुनौती दी गई थी और इस पर फरवरी 2024 
को सव�� �ायालय का �नणर्य आ चुका है। भारत का 
सव�� �ायालय ने इस चुनावी बॉ� को गैर सरकारी 
संगठन एसो�सएशन फ़ॉर डेमोके्र�टक �रफामर् (ADR) क� 
या�चका पर �नणर्य देते हुए फ़रवरी 2024 म� इसे अवैध 
और असंवैधा�नक बताया था (एसो�सएशन फ़ॉर 
डेमोके्र�टक �रफामर् 2024, पृष्ठ सं�ा-1)। 

�न�क्ष और पारदश� चुनाव के �लए प्रयत्नशील गैर 
सरकारी संगठन एसो�सएशन फ़ॉर डेमोके्र�टक �रफामर् 
(ADR) ने सव�� �ायालय म� अपनी या�चका म� चुनावी 
बॉ� को �न�क्ष और पारदश� चुनाव के �लए ख़तरा 
बताया था। उनके अनुसार चुनावी बॉ� से सबसे अ�धक 
फ़ायदा सत्ताधारी राजनी�तक दल� को ह� होगा और अपन े
फ़ायदा के �लए सत्ता म� क़ा�बज़ राजनी�तक दल सरकारी 
मशीनरी का दरुुपयोग कर�गे। भारत �नव�चन आयोग को 
माचर् 2024 म� �ेट ब�क ऑफ़ इं�डया ने चुनावी बॉ� से 
संबं�धत आँकड़� को �दया है (भारत �नव�चन आयोग 
2024, पृष्ठ सं�ा-1)। इस आँकड़� से �ष्ट होता है क� 
�व�भन्न रा�� म� सरकार म� शा�मल राजनी�तक दल� को 
सव��धक चुनावी चंदा �मला है। इसी तरह एन॰डी॰ए॰ 
सरकार म� शा�मल राजनी�तक दल� को सव��धक चुनावी 
चंदा �मला है। इस चुनावी बॉ� का दसूरा पक्ष यह है क� 
चंदा देने वाली क��नय� को सरकारी काय� के �लए ट�डर 
दे �दया गया है।  
�ेट ब�क ऑफ इं�डया ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉ� 
खरीदार� क� जो �ल� स�पी है, उससे कई अहम 
जानका�रया ं सामने आई ह�। सबसे �ादा बॉ� खरीदन े
वाल� म� कई ऐसी कंप�नया ंशा�मल ह�, �जनके �ख़लाफ़ 
ईडी और इनकम टै� �वभाग क� कारर्वाई हो चुक� है। 
�दलच� ये है �क ये कारर्वाइया ं बॉ� खरीदे जान े के 
समय के आसपास हुई ह�। �ूचर गे�म�ग, वेदांता �ल�मटेड 
और मेघा इंजी�नय�र�ग जैसी कंप�नया ंसबसे �ादा बॉ� 
खरीदन ेवाल� म� शा�मल ह�। एक ख़ास �रपोटर् म� कहा है 
�क �सफर्  यही कंप�नया ं नह�, करीब दस कंप�नय� क� 
चुनावी बॉ� खरीदारी म� भी यही पैटनर् �दखता है। 
आरपीजीएस क� ह��या एनज�, डीएलएफ, फाम� कंपनी 
हेटेरो ड्र�, वेल�न गु्रप, �डवीस लेबोरेट्रीज और 
बायोकॉन क� �करण मजूमदार शॉ ने काफ� बॉ� खरीदे ह� 
(एसो�सएशन फ़ॉर डेमोके्र�टक �रफामर् 2024, पृष्ठ सं�ा-
1)। ले�कन ये सारी खरीदारी क� द्रीय एज��सय� क� जाचं 
के साय ेम� खरीदे गए ह�। मसलन, चुनावी बॉ� क� चौथी 
सबसे बड़ी खरीदार ह��या एनज� पर सीबीआई ने 2020 
म� भ्रष्टाचार का मुकदमा दजर् �कया था। 
आरपीएसजी गु्रप क� कंप�नया ंह��या एनज� ने 2019 से 
लेकर 2024 के बीच 377 करोड़ रुपय े के चुनावी बॉ� 
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खरीदे। माचर् 2020 म� सीबीआई ने ह��या एनज� और 
अदानी, वेदांता, �ज�दल �ील, बीआईएलटी समेत 24 
कंप�नय� के �ख़लाफ़ मुकदमा दजर् �कया (अ�वर्र रीसचर् 
फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ सं�ा-1)। इन कंप�नय� पर 
महानदी कोलफ�� �ल�मटेड को 100 करोड़ रुपय े का 
नुकसान पहुंचाने का आरोप है। डीएलएफ शीषर् बॉ� 
खरीदार� म� शा�मल है। उसने 130 करोड़ रुपये के बॉ� 
खरीदे ह�। सीबीआई ने डीएलएफ गु्रप क� कंपनी � ू
गुड़गांव हो� गु्रप डेवलपसर् के �ख़लाफ़ केस दजर् �कया 
था। ये केस 1 नवंबर को 2017 म� सुप्रीम के �नद�श के बाद 
दजर् �कया गया था। 25 जनवरी 2019 को सीबीआई ने 
कंपनी के गरुुग्राम के द�र और कई �ठकान� पर 
छापेमारी क� थी। सीबीआई क� ये कारर्वाई कंपनी को 
जमीन आवंटन म� क�थत अ�नय�मतता क� जांच के 
�सल�सले म� हुई थी। इन कारर्वाइय� के बाद डीएलएफ न े
9 अ�ूबर 2019 से चुनावी बॉ� खरीदने शुरू �कए। 
कंपनी ने  कुल 130 करोड़ रुपये के चुनावी बॉ� खरीदे। 
एक बार �फर 25 नवंबर 2023 को ईडी ने कंपनी के 
गुरुग्राम म� मौजूद द�र� पर छापेमारी क�। ईडी क� ये 
कारर्वाई �रयल ए�ेट फमर् सुपरटेक और इसके प्रमोटर� 
के �ख़लाफ़ मनी लॉिन्डं्रग क� जांच के �सल�सले म� क� गई 
थी। फाम� कंपनी हेटेरो ड्र� भी सबसे �ादा चुनावी 
बॉ� खरीदन ेवाली कंप�नय� म� शा�मल है। 
 
चुनावी बॉ� क� संरचना एवं राजनी�तक दल� को 
फ़ायदा  
भारत सरकार ने चुनावी बॉ� योजना क� घोषणा 2017 म� 
क� थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को 
क़ानूनन लाग ूकर �दया था। इस योजना के तहत भारतीय 
�ेट ब�क राजनी�तक दल� को धन देन ेके �लए बॉ� जारी 
कर सकता है। इ�� ऐसा कोई भी दाता ख़रीद सकता है, 
�जसके पास एक ऐसा ब�क खाता है, �जसक� केवाईसी 
क� जानका�रया ंउपल� ह�। चुनावी बॉ� म� भुगतानकत� 
का नाम नह� होता है। योजना के तहत भारतीय �ेट ब�क 
क� �न�द�ष्ट शाखाओ ंसे 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक 
लाख रुपये, दस लाख रुपये और एक करोड़ रुपये म� से 
�कसी भी मू� के चुनावी बॉ� ख़रीदे जा सकते ह� (भारत 
�नव�चन आयोग 2019, पृष्ठ सं�ा-1)। चुनावी बॉन्ड्स क� 

अव�ध केवल 15 �दन� क� होती है, �जसके दौरान इसका 
इ�ेमाल �सफ़र्  जन प्र�त�न�ध� अ�ध�नयम के तहत 
पंजीकृत राजनी�तक दल� को दान देने के �लए �कया जा 
सकता है। केवल उ�� राजनी�तक दल� को चुनावी बॉ� 
के ज़�रय ेचंदा �दया जा सकता है, �ज��ने लोकसभा या 
�वधान सभा के �लए �पछले आम चुनाव म� डाले गए वोट� 
का कम से कम एक प्र�तशत वोट हा�सल �कया हो। इस 
योजना के तहत चुनावी बॉ� जनवरी, अप्रैल, जुलाई और 
अ�ूबर के महीन� म� 10 �दन� क� अव�ध के �लए ख़रीद 
के �लए उपल� कराए जाते ह� (आ�थ�क �वभाग, �वत्त 
मंत्रालय 2024, पृष्ठ सं�ा-)। इ�� लोकसभा चुनाव के 
वषर् म� क� द्र सरकार द्वारा अ�धसू�चत 30 �दन� क� 
अ�त�रक्त अव�ध के दौरान भी जारी �कया जा सकता है। 
भारत सरकार ने इस योजना क� शुरुआत करते हुए कहा 
था �क चुनावी बॉ� देश म� राजनी�तक फ़ं�ड�ग क� 
�व�ा को साफ़ कर देगा। ले�कन �पछले  कुछ साल� म� 
ये सवाल बार-बार उठा �क चुनावी बॉ� के ज़�रए चंदा देने 
वाले क� पहचान गुप्त रखी गई है, इस�लए इससे काल ेधन 
क� आमद को बढ़ावा �मल सकता है। एक आलोचना यह 
भी है �क यह योजना बड़े कॉप�रेट घरान� को उनक� 
पहचान बताए �बना पैसे दान करने म� मदद करन ेके �लए 
बनाई गई थी। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोटर् 
म� दो या�चकाएं दायर क� गई ह�। पहली या�चका साल 
2017 म� एसो�सएशन फॉर डेमोके्र�टक �रफॉ�र् और ग़ैर-
लाभकारी संगठन कॉमन कॉज़ द्वारा संयुक्त रूप से दायर 
क� गई थी और दसूरी या�चका साल 2018 म� भारतीय 
क�ु�न� पाट� (मा�र्वादी) ने दायर क� थी (गुप्ता 
2020, पृष्ठ सं�ा-1)। 
सव�� �ायालय म� दायर या�चकाओ ंम� कहा गया है �क 
इस योजना क� वजह से भारतीय और �वदेशी कंप�नय� 
द्वारा असी�मत राजनी�तक दान और राजनी�तक दल� के 
गुमनाम फ़ं�ड�ग के �डगेट्स या "बाढ़ के द्वार" खुल जाते 
ह�, �जससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना 
�दया जाता है। या�चकाओ ं म� ये भी कहा गया है �क 
चुनावी बॉ� योजना क� गमुनामी एक नाग�रक के 'जानने 
के अ�धकार' का उ�ंघन करती है, उस अ�धकार का 
�जसे सुप्रीम कोटर् के �पछले फैसल� ने सं�वधान के 
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अनु�ेद 19(1)(ए) के तहत अ�भ��क्त क� �तंत्रता का 
एक पहलू माना है। 
सुप्रीम कोटर् के सामने उठाई गई एक �च�ता यह है �क 
एफ़सीआरए म� संशोधन �कया गया है ता�क भारत म� 
सहायक कंप�नय� के साथ �वदेशी कंप�नय� को भारतीय 
राजनी�तक दल� को फ़ंड देने क� अनुम�त दी जा सके। 
इस वजह से अपने एज�डा रखने वाले अंतररा�ीय लॉ�ब�� 
को भारतीय राजनी�त और लोकतंत्र म� दख़ल देने का 
मौक़ा �मलता है। या�चकत�ओ ं ने कंपनी अ�ध�नयम, 
2013 म� �कए गए उन संशोधन� पर भी आप�त्तया ंउठाई ह� 
जो कंप�नय� को अपने वा�ष�क लाभ और हा�न खात� म� 
राजनी�तक योगदान का �ववरण देने से छूट देते ह�। 
या�चकाकत�ओ ंका कहना है �क इससे राजनी�तक फ़ं�ड�ग 
म� अपारद�श�ता बढ़ेगी और राजनी�तक दल� द्वारा ऐसी 
कंप�नय� को अनु�चत लाभ पहुंचाने को बढ़ावा �मलेगा। 
इले�ोरल बॉ� योजना को बजट म� डाल �दया गया था 
और चूं�क बजट एक मनी �बल होता है तो रा�सभा उसम� 
कोई फेरबदल नह� कर सकती (�मत्तल और अग्रवाल 
2021, पृष्ठ सं�ा- 22)। 

ये बात भी बार-बार उठाई गई है �क चूं�क रा�सभा म� 
सरकार के पास बहुमत नह� था तो इस �वषय को मनी 
�बल म� डाल �दया ता�क उसे आसानी से पा�रत करवाया 
जा सके। इस क़ानूनी सवाल पर सुप्रीम कोटर् क� सं�वधान 
पीठ �फ़लहाल �वचार नह� करेगी ���क कब �कसी 
�वधेयक को धन �वधेयक ना�मत �कया जा सकता है, इस 
बात पर सात �ायधीश� क� सं�वधान पीठ पहले से ही 
�वचार कर रही है।  
चुनाव �नगरानी सं�ा एसो�सएशन ऑफ डेमोके्र�टक 
�रफॉ�र् (एडीआर) क� एक �रपोटर् के मुता�बक़ 2016-17 
और 2021-22 के बीच पांच वष� म�  कुल सात रा�ीय दल� 
और 24 क्षेत्रीय दल� को चुनावी बॉ� से  कुल 9,188 
करोड़ रुपय े �मले (एसो�सएशन फ़ॉर डेमोके्र�टक �रफामर् 
क� �रपोटर् 2024, पृष्ठ सं�ा-9)। इस 9,188 करोड़ रुपय े
म� से अकेले भारतीय जनता पाट� क� �ह�ेदारी लगभग 
5272 करोड़ रुपय े थी। यानी  कुल इले�ोरल बॉ� के 
ज़�रए �दए गए चंदे का क़रीब 58 फ़�सदी बीजेपी को 
�मला। इसी अव�ध म� कागें्रस को इले�ोरल बॉ� से 
क़रीब 952 करोड़ रुपय े�मले, जब�क तृणमूल कांगे्रस को 
767 करोड़ रुपय े�मले। 

 
टेबल सं�ा-1: चुनावी बॉ� से �व�भन्न राजनी�तक दल� को प्राप्त चुनावी रा�श 

 

क्रम सं�ा राजनी�तक दल चुनावी बॉ� से �मला चुनावी रा�श 
1. भारतीय जनता पाट� 6986 करोड़ रुपये 
2. तृणमूल कांगे्रस 1397 करोड़ रुपये 
3. कांगे्रस 1334 करोड़ रुपये 
4. भारत रा� स�म�त 1322 करोड़ रुपये 
5. बीज ूजनता दल 944 करोड़ रुपये 
6. डी॰एम॰के॰ 656 करोड़ रुपये 

 
एडीआर क� �रपोटर् के मुता�बक़ �वत्त वषर् 2017-18 और 
�वत्त वषर् 2021-22 के बीच रा�ीय पा�ट�य� को चुनावी 
बॉ� के ज़�रये �मलने वाले चंदे म� 743 फ़�सदी क� 
बढ़ोतरी हुई। वह� दसूरी तरफ इसी अव�ध म� रा�ीय 
राजनी�तक दल� को �मलने वाला कॉप�रेट चंदा केवल 48 
फ़�सदी बढ़ा। एडीआर ने अपने �व�ेषण म� पाया �क इन 
पांच साल� म� से वषर् 2019-20 (जो लोकसभा चुनाव का 
वषर् था) म� सबसे �ादा 3,439 करोड़ रुपय े का चंदा 

चुनावी बॉ� के ज़�रय ेआया। इसी तरह वषर् 2021-22 म� 
(�जसम� 11 �वधानसभा चुनाव हुए) राजनी�तक पा�ट�य� को 
चुनावी बॉ� के ज़�रय ेक़रीब 2,664 करोड़ रुपय ेका चंदा 
�मला (एसो�सएशन फ़ॉर डेमोके्र�टक �रफामर् क� �रपोटर् 
2024, पृष्ठ सं�ा-8)।  
वषर् 2019 म� सव�� �ायालय के सामने दायर एक 
हलफ़नामे म� चुनाव आयोग ने कहा था �क चुनावी बॉ� 
राजनी�तक फ़ं�ड�ग म� पारद�श�ता को ख़� कर द�ग े और 
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इनका इ�ेमाल भारतीय राजनी�त को प्रभा�वत करन े के 
�लए �वदेशी कॉप�रेट श�क्तय� को आमंत्रण देने जैसा 
होगा। चुनाव आयोग ने ये भी कहा था �क कई प्रमुख 
क़ानून� म� �कए गए संशोधन� क� वजह से ऐसी शेल 
कंप�नय� के खुल जान े क� संभावना बढ़ जाएगी, �ज�� 
�सफ़र्  राजनी�तक पा�ट�य� को चंदा देन ेके इकलौते मक़सद 
से बनाया जाएगा। एडीआर क� या�चका के मुता�बक़, 
भारतीय �रजवर् ब�क (आरबीआई) ने बार-बार चेतावनी दी 
थी �क इले�ोरल बॉ� का इ�ेमाल काल े धन के 
प्रसार, मनी लॉिन्डं्रग, और सीमा-पार जालसाज़ी को बढ़ान े
के �लए हो सकता है (जैन 2021, पृष्ठ सं�ा-4)। चुनावी 
बॉ� को एक 'अपारदश� �वत्तीय उपकरण' कहते हुए 
आरबीआई ने कहा था �क चूं�क ये बॉ� मुद्रा क� तरह 
कई बार हाथ बदलते ह�, इस�लए उनक� गुमनामी का 
फ़ायदा मनी-लॉिन्डं्रग के �लए �कया जा सकता है। 
सरकार का कहना है �क चुनावी बॉ� राजनी�तक दल� 
को �मलने वाल े चंदे म� पारद�श�ता को बढ़ावा देते ह�। 
सरकार के मुता�बक़, ये योजना पारदश� है और इसके 
ज़�रय े काल े धन क� अदला-बदली नह� होती। क� द्र 
सरकार ने सव�� �ायालय को कई मौक़� पर बताया ह ै
�क धन प्राप्त करन े का तरीक़ा �ब�ुल पारदश� है और 
इसके ज़�रय े�कसी भी काल ेया बे�हसाब धन को हा�सल 
करना संभव नह� है। यह कहते हुए �क यह योजना '�� 
धन के योगदान' और 'टै� दा�य�� के पालन' को बढ़ावा 
देती है, अटॉन� जनरल आर व�कटरमणी ने कहा है �क इस 
मसले को सावर्ज�नक और संसदीय बहस के दायर ेम� छोड़ 
�दया जाना चा�हए। 
 
चुनावी बॉ� का लोकतंत्र एवं �न�क्ष चुनाव पर प्रभाव  
भारत म� लोकतंत्र एक स�दय� पुरानी अवधारणा है। 
भारतीय लोकाचार के अनुसार, लोकतंत्र म� समाज म� 
�तंत्रता, �ीकायर्ता, समानता और समावे�शता के मू� 
शा�मल होते ह� और यह अपने आम नाग�रक� को 
गुणवत्तापूणर् और स�ानजनक जीवन जीने का अवसर 
देता है। सबसे पहले उपल� प�वत्र गं्रथ-ऋ�ेद और 
अथवर्वेद क� पं�क्तय� म� सभा, स�म�त और संसद जैसी 
सहभागी सं�ाओ ंका उ�ेख �कया गया है। अं�तम श� 
‘संसद’ हमारे देश क� संसद को दश�ते हुए प्रच�लत है। 

इस भू�म के महान महाका� रामायण और महाभारत भी 
�नणर्य प्र�क्रया म� लोग� को समावे�शत करन े क� बात 
करते ह�। भारतीय �ल�खत उदाहरण� म� यह भी पाया जाता 
है �क शासन करन ेका अ�धकार यो�ता या आम सहम�त 
के मा�म से अ�ज�त �कया जाता है और यह वंशानुगत 
नह� है। प�रषद और स�म�त जैसी �व�भन्न लोकतां�त्रक 
सं�ाओ ं म� मतदाता क� वैधता पर लगातार चच� होती 
रही है। भारतीय लोकतंत्र वा�व म� लोग� क� स�ता, 
सहयोग, सम�य, शां�त, सहानुभू�त और सामू�हक श�क्त 
का उ�वपूणर् उद्घोष है (�वकास 2020, पृष्ठ सं�ा-3)। 
भारत �वश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना लोकतां�त्रक देश है। 
भारत लोकतंत्र क� जननी है। प्राचीन काल म� सवर्प्रथम 
�बहार रा� म� गणतां�त्रक लोकतंत्र क� न�व पड़ी थी। 
�बहार के वैशाली गणतंत्र ने द�ुनया म� गणतां�त्रक लोकतंत्र 
के शासन का �रूप द�ुनया के समक्ष प्र�ुत �कया था। 
आधु�नक �वश्व के कई देश� ने लोकता�ंत्रक शासन को 
�ीकार �कया है। आधु�नक लोकतंत्र म� �न�क्ष चुनाव के 
द्वारा लोकतंत्र को वैधता प्रदान �कया जाता है। भारतीय 
सं�वधान �नम�ताओ ं ने संसदीय प्रणाली पर आधा�रत 
लोकतां�त्रक शासन के �रूप को �ीकार �कया था। 
भारत के सं�वधान म� वय� मता�धकार पर आधा�रत 
संसदीय प्रणाली के लोकतां�त्रक शासन प्रणाली को 
अपनाया गया है। भारत के सं�वधान के भाग-15 म� 
अनु�ेद-324 से अनु�ेद-329क तक चुनाव से संबं�धत 
प्रावधान �कया गया है।  
भारत म� संसद सद��, �वधानमंडल सद��, रा�प�त, 
उप-रा�प�त इ�ा�द का चुनाव भारतीय �नव�चन आयोग 
के देख-रेख म� संपा�दत �कया जाता है। �ानीय �नकाय� 
का चुनाव रा� �नव�चन आयोग क� देख-रेख म� �कया 
जाता है। भारत म� �न�क्ष चुनाव को बहुत मह� �दया 
गया है। संसदीय लोकतंत्र को �न�क्ष चुनाव से मज़बूती, 
�नरंतरता एवं वैधता �मलती है। भारत म� �न�क्ष चुनाव के 
�लए �तंत्र �नव�चन आयोग क� �ापना �कया गया है 
और इसके द्वारा चुनाव का �नयंत्रण एवं संचालन �कया 
जाता है।  
भारतीय �नव�चन प्र�क्रया म� राजनी�तक दल� क� 
मह�पूणर् भू�मका होती है। राजनी�तक दल� के द्वारा 
मतदाताओ ंम� जागरूकता, राजनी�तक भागीदारी इ�ा�द 
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को सु�न�श्चत �कया जाता है। साथ ही साथ राजनी�तक 
दल� के उ�ीदवार� को मतदाता संसद एवं �वधानमंडल� 
के �लए �नव��चत करती है। चुनावी बॉ� योजना को क� द्र 
सरकार ने वषर् 2017 म� संसद से धन �वधयेक के रूप म� 
पा�रत �कया था। इस योजना से पूवर् भारत म� राजनी�तक 
दल� को चंदा अ�नयो�जत और अपारदश� तरीक़े से �दया 
जाता था। चुनावी बॉ� योजना के द्वारा चुनावी चंदा को 
सं�ागत रूप �दया गया था। इस योजना के तहत सभी 
सभी प्रकार के दानकत�ओ ंको राजनी�तक दल� के �लए 
�ेट ब�क ऑफ़ इं�डया के �नध��रत शाखाओ ं से चुनावी 
बॉ� ख़रीदना पड़ता था। �फर उस चुनावी बॉ� को 
राजनी�तक दल� के द्वारा �ेट ब�क ऑफ़ इं�डया क� 
शाखाओ ं म� जमा �कया जाता है और इसके बाद उक्त 
शाखाओ ं के द्वारा संबं�धत राजनी�तक दल के खाता म� 
रा�श जमा क� जाती है (एसो�सएशन फ़ॉर डेमोके्र�टक 
�रफामर् 2024, पृष्ठ सं�ा-1)।  
भारतीय �नव�चन आयोग द्वारा माचर् 2024 तक �दए गए 
चुनावी बॉ� से संबं�धत आँकड़� के अनुसार चुनावी बॉ� 
से भारतीय जनता दल (भाजपा) को सव��धक चंदा �मला 
है। इसके बाद तृणमूल कांगे्रस, भारतीय रा�ीय कांगे्रस एवं 
भारत रा� स�म�त को चुनावी बॉ� से चंदा �मला है। 
चुनावी बॉ� योजना का �वरोध भारतीय �नव�चन आयोग, 
�व�ध आयोग, �न�क्ष चुनाव के �लए प्रयत्नशील गैर 
सरकारी संगठन एसो�सएशन फ़ॉर डेमोके्र�टक �रफामर् 
(ADR) ने �कया था।  
गैर सरकारी संगठन एसो�सएशन फ़ॉर डेमोके्र�टक �रफामर् 
(ADR) ने चुनावी बॉ� क� वैधता को सव�� �ायालय म� 
चुनौती �दया था। भारत के सव�� �ायालय क� पाँच 
�ायाधीश� क� खंडपीठ ने फ़रवरी 2024 म� चुनावी बॉ� 
को असंवैधा�नक और अवैध क़रार �दया है। भारत के 
सव�� �ायालय ने अपने �नणर्य म� �ेट ब�क ऑफ़ 
इं�डया को चुनावी बॉ� से संबं�धत सभी आँकड़� को 
भारतीय �नव�चन आयोग को देने कहा है। साथ ही साथ 
सव�� �ायालय ने भारतीय �नव�चन आयोग को चुनावी 
बॉ� से संबं�धत आँकड़� को अपनी वेबसाइट पर लगान े
को कहा है। चुनाव आयोग द्वारा प्रद�श�त चुनावी बॉ� के 
आँकड़� ने भारतीय लोकतंत्र और �न�क्ष चुनाव पर इसके 
प्रभाव को उजागर �कया है (अ�वर्र रीसचर् फ़ाउंडेशन 

2024, पृष्ठ सं�ा-1)। इन आँकड़� से पता चलता है क� 
सरकार म� शा�मल राजनी�तक दल� को सव��धक चंदा 
�मला है।  
�व�भन्न रा� सरकार� ने �व�भन्न क��नय� से चुनावी बॉ� 
के ज़�रए चंदा �लया है। तेलंगाना म� भारत रा� स�म�त, 
प�श्चम बंगाल म� तृणमूल कांगे्रस, त�मलनाडु म� द्रमुक, 
कन�टक म� कांगे्रस सरकार ने �व�भन्न क��नय�, 
उधोगप�तय� इ�ा�द से चुनावी बॉ� के ज़�रए करोड़� का 
चंदा �लया है। दसूरी तरफ इससे यह भी पता चलता ह ै
क� क� द्र सरकार ने प्रवतर्न �नदेशालय, क� द्रीय अ�ेषण 
�ूरो, आयकर �वभाग, क� द्रीय सतकर् ता आयोग, व�ु एवं 
सेवा कर प�रषद इ�ा�द क� द्रीय सं�ाओ ं का का 
दरुुपयोग चुनावी बॉ� के मा�म से चंदा वसूली के �लए 
�कया है। पहले क� द्रीय सं�ाओ ं के मा�म से �व�भन्न 
क��नय� पर छापा मारा गया �फर उस पर दबाव डाल 
कर उससे से चंदा �लया गया। इसी तरह से कई 
क��नय� से चंदा लेकर उनको सरकारी काय� के �लए 
ट�डर दे �दया गया। 
भारतीय �नव�चन आयोग क� माचर् 2024 के आँकड़� के 
अनुसार भारतीय जनता पाट�, तृणमूल कांगे्रस, भारत रा� 
स�म�त इ�ा�द दल� ने काले धन का कारोबार करन ेवाली 
क��नय� से चंदा �लया है। इसके साथ ही साथ शेल 
क��नय� से भी चंदा �लए गए ह� �जनका अ��� �सफ़र्  
कागज� पर है। इस प्रकार क� सभी शेल कप�नया ँकाले 
धन का सबसे बड़ा स्रोत है। गैर सरकारी संगठन 
एसो�सएशन फ़ॉर डेमोके्र�टक �रफामर् (ADR) ने चुनावी 
बॉ� को �न�क्ष चुनाव एवं लोकतंत्र के �लए ख़तरा 
बताया है। ए॰डी॰आर॰ क� दलील को मानते हुए भारत 
क� सव�� �ायालय ने इसे अवैध एवं असंवैधा�नक 
क़रार �दया है। भारतीय लोकतंत्र क� सबसे प्रमुख 
�वशेषता �न�क्ष चुनाव है। �न�क्ष चुनाव क� सबसे प्रमुख 
ज़रूरत है �क सभी राजनी�तक दल� को चुनावी प्र�क्रया म� 
समान �र का खेल मैदान (Same level playing field) 
�मले। राजनी�तक दल� को चुनावी ख़चर् के �लए समान 
प्र�क्रया से चंदा �मलना चा�हए। चुनावी बॉ� न े
राजनी�तक दल� को �मलने वाली चुनावी चंदे क� प्र�क्रया 
म� भेदभाव को बढ़ावा �दया है।  
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क� द्र सरकार के पास संसाधन� एवं क� द्रीय जाँच से 
संबं�धत सं�ाएँ है। �जसक� बदौलत क� द्र सरकार न े
चुनावी बॉ� के ज़�रए चंदा लेने के �लए �व�भन्न मा�म� 
का सफलतापूवर्क उपयोग �कया है। यही कारण है क� 
भारतीय जनता पाट� को  कुल चुनावी बॉ� क� रा�श का 
60 प्र�तशत �मला। इसी तरह �व�भन्न रा�� म� मज़बूत 
सत्ताधारी क्षेत्रीय दल� को सव��धक चंदा चुनावी बॉ� के 
ज़�रए �मला है। चुनावी बॉ� क� प्र�क्रया म� �व�वधता, 
इसक� अपारद�श�ता, क� द्र सरकार का �नयंत्रण इ�ा�द ने 
इस योजना को सबसे भ्रष्ट योजना सा�बत कर �दया है 
(आनंद 2021, पृष्ठ सं�ा-6)। इस योजना के द्वारा देश 
क� चुनावी राजनी�त म� काप�रेट सं�ृ�त को बढ़ावा �मला 
है।  
भारत म� काप�रेट पहले भी चुनावी प्र�क्रया को प्रभा�वत 
करता था ले�कन वषर् 2014 के बाद उसक� भू�मका म� 
प�रवतर्न आया है। वतर्मान दौर म� काप�रेट से�र ही 
सरकार क� नी�तया ँतय कर रही है। सरकार क� नी�तया ँ
संसद अथवा �वधानमंडल म� वाद-�ववाद के बाद बनती है। 
इस वाद-�ववाद म� जनमत से �नव��चत सांसद� और 
�वधायक� क� मह�पूणर् भू�मका होती है। य�द �नणर्य 
प्र�क्रया म� काप�रेट का ह�क्षेप बढ़ता है तो लोकतंत्र 
कमज़ोर होता है। चुनावी बॉ� ने काप�रेट के ह�क्षेप का 
दायरा बढ़ाया है। यही वजह है क� भारतीय �नव�चन 
आयोग ने भी चुनावी बॉ� को �न�क्ष चुनाव एवं लोकतंत्र 
के �लए ख़तरा बताया था।  
 
�न�षर्: 
चुनावी बॉ� राजनी�तक दल� को चंदा देने का एक �वत्तीय 
ज़�रया है। यह एक वचन पत्र क� तरह है �जसे भारत का 
कोई भी नाग�रक या कंपनी भारतीय �ेट ब�क क� चु�न�दा 
शाखाओ ंसे ख़रीद सकता है और अपनी पसंद के �कसी 
भी राजनी�तक दल को गुमनाम तरीक़े से दान कर सकता 
है। क� द्र सरकार का कहना है �क चुनावी बॉ� शुरू करने 
के पीछे मंशा ये थी �क यह सु�न�श्चत �कया जाए �क 
�कसी पाट� को �दया गया चंदा जनता के सामने दाता के 
�ववरण उजागर �कए �बना बैल�सशीट म� शा�मल �कया 
जा सके।  

सरकार का कहना था �क चुनावी बॉ�, फं�ड�ग के �लए 
काल े धन के इ�ेमाल पर रोक लगान े का तरीका है। 
सरकार का यह भी कहना था �क चुनावी बॉ� के अभाव 
म� दानदाताओ ंके पास अपने �वसाय� से पैसे �नकालने 
के बाद नकद दान करन े के अलावा कोई �वक� नह� 
होगा। एसो�सएशन फ़ॉर डेमोके्र�टक �रफॉ�र् (एडीआर) 
का कहना है क� �जस तरह से चुनावी बॉ� क� योजना 
को संसद म� पास �कया गया था वह सं�वधान के अनुरूप 
नह� है। एडीआर का दलील रहा है क� चुनावी बॉ� म� ये 
क्षमता है �क वो �कसी दसूरी राजनी�तक पाट� को पैसा न 
जान ेदे। ये आशंका हर बार सा�बत हो रहा है। पहली बार 
212 करोड़ रुपय� म� से 200 करोड़ रूपए बीजेपी को गए 
थे। एडीआर क� या�चका पर सुनवाई करते हुए सव�� 
�ायालय ने फ़रवरी 2024 म� इस चुनावी बॉ� को 
असंवैधा�नक घो�षत कर �दया है। सव�� �ायालय न े
चुनावी बॉ� मामले म� एक मह�पूणर् फ़ैसला सुनाया, 
�जसका हमारे लोकतंत्र पर लंबा असर होगा। कोटर् ने 
बॉ� ��म को ख़ा�रज कर �दया है। इस ��म म� य े
नह� पता लगता था �क �कसने �कतन े रुपए के बॉ� 
ख़रीदे और �कसे �दए। सव�� �ायालय ने इस योजना 
को लोकतंत्र और �न�क्ष चुनाव के �लए ख़तरा माना है। 
सव�� �ायालय ने इसे सूचना के अ�धकार का उ�ंघन 
माना है। इसे लेकर जो संशोधन �कया गया था, �जसके 
तहत कोई कंपनी, �कसी भी राजनी�तक दल को �कतना 
भी पैसा दे सकती ह�, कोटर् ने वो भी रद्द कर �दया है। 
सव�� �ायालय ने कहा �क ये चुनावी लोकतंत्र के 
�ख़लाफ़ है, ���क य े बड़ी कंप�नय� को लेवल �इंेग 
फ़�� ख़� करन ेका मौक़ा देती है। सुप्रीम कोटर् ने कहा 
है �क जो भी पैसा इस ��म के तहत जमा �कया गया है, 
वो भारतीय �टे ब�क चुनाव आयोग को दे और आयोग क� 
तरफ़ से इसक� जानकारी आम लोग� को मुहैया कराई 
जाएगी। 
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